भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
08.02.2019 के
तारांकित प्रश्‍न सं. 72 का उत्‍तर

  अमरावती से नई रेलगाडि़यां
*72. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः 
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधनी, अर्थात अमरावती से आंध्र प्रदेश राज्य और देश के अन्य भागों के प्रमुख नगरों/शहरों के लिए नई रेलगाडि़यां चलाने का विचार रखती है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
रेल, कोयला, वित्‍त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल)
(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
******
अमरावती से नई रेलगाड़ियों के संबंध में दिनांक 08.02.2019 को राज्‍य सभा में           श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार के तारांकित प्रश्‍न सं.72 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित विवरण।
(क) से (ग): नई राजधानी नगर अमरावती और विजयवाड़ा स्‍टेशन के बीच की दूरी 42 कि.मी. है। विजयवाड़ा से 297 यात्री गाडि़यां पहले ही परिचालित होती हैं और इससे यह शहर देश के शेष भागों से जुड़ा हुआ है। बहरहाल, अमरावती के रास्‍ते विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच नई लाइन परियोजना को अपेक्षित अनुमोदनों के अध्‍यधीन बजट 2017-18 में शामिल किया गया है। अमरावती के रास्‍ते एरूपालेम-नाम्‍बुरू एकल लाइन (56.53 कि.मी.) के लिए विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। इसकी लागत 1732.56 करोड़ रु. आने का अनुमान लगाया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए ‘सैद्धांतिक अनुमोदन’ प्रदान कर दिया गया है। इस परियोजना को मूल्‍यांकन के लिए नीति आयोग के पास सितंबर 2018 में भेजा गया था। नीति आयोग ने नई लाइन की लागत वहन करने के लिए राज्‍य सरकार से संपर्क करने का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश राज्‍य सरकार लागत वहन करने के लिए सहमत नहीं है। नीति आयोग ने अनुमोदन के लिए कार्रवाई करने से पहले परिवहन मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से भी परामर्श करने का सुझाव दिया है। तदनुसार, नीति आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अंतर-मंत्रालय परामर्श किया जा रहा है।
*****
